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उन्नतम न्यायालय ने इसके बाद 30 अक्तूबर, 1984 को पील 
पारिज कर दिया और रोक आदेश भी हटा दिया । 


निर्वाचित अभ्यर्थी का मामला सचिव , बिहार विधान सभा द्वारा 
लोक प्रतिनिधिस्व अधिनियम , 1961 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) 
के अनुसार 19 मार्च, 1990 को राष्ट्रपति को प्रस्तुभ किया गया ; 


विधि और न्याय मंत्रालय 
( विधायी विभाग ) 

पभिमनना 
नई विकनी , जलाई , 1990 
का . प्रा . 547 ( 4 ) : - - राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित 
आदेण मर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है - - - 

प्रादेण 
श्री राम शरण यादव (जिन्हें हममें इस प्रागे "निर्वाचित सदस्य कहा 
गया है ) का निर्वाचन , जो जुन , 1977 में बिहार विधान सभा के लिये 
हुए माधारण निर्वाचन में 2 4 1 गोर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 
निर्वाचित सदस्य थे, पटना उच्च न्यायालय द्वारा लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 पी (जिसे इसमें प्रागे नक्त अधिनियम कहा गया है 
धारा 123 के खंड ( 2 ) में विनिर्दिष्ट निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा भ्रष्ट 
आचरण किये जाने के ग्राधार पर 10 अप्रैल , 1980 को अपास्त कर 
दिया गया था । 

निर्वाचित अभ्यर्थी मारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील फाहन 
की गई और उफन न्यायालर ने उच्च न्यायालय के प्रदेश का प्रवर्तन 
25 अप्रैल , 1980 को रोक दिया ; 


राष्ट्रपति ने उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा ( 3 ) के 
अनुसरण में इस प्रश्न पर आयोग की राय मांगी है कि क्या निर्वाचित 
अभ्यर्थी को उस धारा की उपधारा ( 1 ) के अधीन निरहित किया जाना 
चाहिये और यदि हां , तो कितनी अवधि के लिये निरहित किया जाना 
चाहिये ; 


निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (देखिए उपाबन्ध ) टी हा कि 
निर्वाचित अभ्यर्थी को छह वर्ष की अवधि के लिये निरहित किया जाना 
चाहिये जिमकी गणना 30 अक्तूबर, 1984 मे अर्थात् , उच्चतम न्यायालय 
के निर्णय की तारीख से की जानी चाहिये : 


प्रत में प्रार . वेकटरामन , भारत का राष्ट्रपति उक्त प्रधिनियम की 
धारा 8 की उपधारा ( 3 ) के अधीन प्रवल शक्तियों का प्रयोग करते 
हए. इसके द्वारा यह विनिश्चय करता हूं कि निर्वाचित अभ्यर्थी को 


1809G1/ 90 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTE AORDINARY 


[PAR ! !! - - E , 


ii) ! 


.१६) अनबर . 198 - मे , छह वर्ष की अवधि के लिये निरहित किया जाना 
माहिये । 


भारत का राष्ट्रपनि 


राष्ट्रपति भवन , 
नई हिप्सनी , 
तारीख 3 जुलाई, 1991) 


2 . 2 श्री राम शरण यादव की अपील पर उच्चतम न्यायालय ने 
नारीख 25- 4- 1980 के अपने आदेश बाग निम्नग्निखित गों पर 
सूचना तामील होने तक एक पक्षीप रोक मंजूर किया : 

"बिहार राज्य में प्रापन्न विधान सभा निर्वाचन की वृष्टि से नीर 
मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर हम उच्च न्यायालय के 
आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगाते है किन्तु मागामी निर्वाचन में 

अर्जीवार (मति श्री राम शरण यादव ) का भाग लेना हम अपील 
- के अंतिम निर्णय के प्रध्यधीन होगा । 


उपबन्न 


भारत निर्वाचन आयोग के ममक्ष 
भार्ग- - भिलार विधान सभा के लिये 1977 में हुए भाधारण निर्वाचन में 

निर्वामित श्री गम णरण यादव को निर्मना । 


यह रोक पायेण उच्चतम न्यायालय द्वारा 6- 5- 1993 को अपील 
के अंतिम निपटान लंबित रहने तक के लिये पुष्ट कर दिया गया । 
30- 10- 1984 को उच्चतम न्यायालय ने अपील खारिज कर दिया 
और सरोक आदेश हटा लिया । उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया 
कि : 


राय 


1 . 1 यह भारत के राष्ट्रपति से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 (जिसे इसमें प्रागे 1951 का अधिनियम कहा गया है ) की धाग 
8क के अधीन निर्देश है । यह सनित्र , बिहार विधान सभा ( जो उक्त 
धारा के अधीन विनिविष्ट प्राधिकारी है ) द्वारा उन्त धारा के अधीन 
नारीख 19- 3-1990 की रिपोर्ट के अनुसरण में 27- 3- 1990 को किया 
गया था और यह निर्वाचन मायोग की इस प्रश्न पर राय प्राप्त करने 
के लिये है कि क्या श्री राम शरण यादव जो बिहार विधान सभा के लिये 
1977 में हुए माधारण निर्वाचन में निर्वाचित हुए थे, को निर्मित किया 
जाना चाहिये और यदि हो तो कितनी अवधि के लिये । 


" मावधानीपूर्वक साक्ष्यों का अवलोकन करने और चर्चा के पश्चात् 
हम उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्ष से पूर्णतया महमत 
है और यह अभिनिर्धारित करते है कि कोई कारण नहीं है कि 
उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई छेड़छाड़ की गाये जिसमें कि 
भिन्न वृष्टिकोण अपनाया जा सयो । हमारी राय में यह ऐसा 
मामला नहीं है जहां दो मत संभव * जिममे नि. गपीलार्थी 
( श्री राम शरण यावय ) को संदेह का लाभ मिल सके । " 


( राम शरण यादव बनाम ठाकुर मुनेएबर नाय मित्र और अन्य-- - 
पाई पार 1985 एस मी पुष्ट 24, पृष्ठ 28 पर ) 


1 . 2 जून, 1977 में हुए माधारण निर्वाचन में 24 1--गोह सभा 
निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के लिये श्री राम शरण यावव का निर्वाचन 
पटना जुका म्यायालय वारा तारीग्न 10- 1- 1980 के उमके प्रादेण 
धारा इस आधार पर प्रास्त कर दिया गया पा कि उन्होंने 79 
मुरगुंडा बस पर धारा 123 ( 2 ) ( मन चित प्रभाव ) के अधीन भ्रष्ट 
मामरण किया था । 


2 . 2 पटना उच्च न्यायालय के निर्णय में निम्नलिखित उदारण की 
गम जग्गा यादव भाग किए गए माट प्राचरण का स्पष्ट कप मे विवरण 


2. 3 उच्चतम न्यायालय द्वारा 30-10- 1984 को उपरोक्त रूप में 
श्री राम शरण यात्र की अपील खारिज होने और रोक आदेश हटा लेने के 
परिणामस्वरूप पटना उच्च न्यायालय का प्रावण जिममें श्री राम शरण 
यावय को भ्रष्ट पाषरण का दोषी पाया गया था , उक्त माराम मे 
प्रभावी हुमा । लोक प्रतिनिवित्व अधिनियम , 1951 की धारा पक 
के अनुसार श्री राम शरण यावष का मामला सधिष, बिहार विधान सभा 
द्वारा जो उस धारा के अधीन विनिदिष्ट प्राधिकारी है, उक्त मारीख 
के पश्चात “यथा णक्यशीघ्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये या । उपा धारा 
सफ की उपधारा ( 1 ) ग प्रकार है : 


“ ( 1 ) धारा 99 के अधीन किसी आदेण भरा भ्रष्ट प्राचरण के दोषी 
ठहराये गये प्रत्येक व्यक्ति का मामला , उस आदेश के प्रभावशील 
होने के पश्यात यथाशक्ष्य शीघ्र, ऐसे प्राधिकारी धारा, जिसे केन्द्रीय 
सरकार इस निमित्त विनिर्पिष्ट करे , पम प्रश्न का प्रयधारण करने 
करने के लिये राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया आयेगा कि क्या प्रेमा 
यमित निरहित किया जाये और यदि किया जाये मो जिममी 
कालावधि के लिये : 


" हर प्रकार मैने पक्षकारों दाग 70 - मुरकुंडा मथ के संबंध में 
दिये गये मौखिक और बस्नगवेजी माश्य की परीक्षा की है और 
उस पर उपर पर्षा की है जिसमे यह स्पष्ट है कि अभिलेख 
प्रार्जीनार का मामता सिद्ध करने के लिये अत्यधिक माक्ष्य है कि 
भनयाता की नारीन को लगभग 11 . 30 पूर्वाम्लन प्रार्थी म . 6 
गम शरण याय यानी जोग में मरमा बम पर पईने गौर अपने 
भारमियों में मतदान के भय के विषय मे पछताछ की । ग्राम 
इब्राष्ट्रीमार के राम प्रमाद यादव ने उन्हें बनाया फि बूथ पर उनके 
पक्ष में कम मतवान हो रहा है और सब प्रत्यर्थी में . 8 राम शरण 
यादव ने अपने प्रादमियों पीर समर्थकों को , मो मतदा । यथ 
धामपाम गाडे , मनवाताओं को मयभीत करके वध पर कमा 
करने और बृथ को घेर लेने पर भी पादेश दिया और उपा आदेण 
नेमार यह बूथ मे नाले गये श्रीरः उपके पश्चात् उनके कार्यकर्तामों 
श्रीर गमर्थकों ने यथ को घेर लिया और मतदाताओं को भयभीत 
किया और जगहें अपने मताधिकार म चिन किया और अभ्यर्थी 
को भी घेर लिया और यहीं रोक लिया और यह इस संबंध में 
पग्यर्थी म . ; की ओर से प्रस्तु । प्रत्यल्प पीर अविश्वसनीय साक्ष्य 
में कहीं भी विपारित नहीं होता है । अत . यह अभिनिर्धाग्नि किया 
गाना , कि पत्ती में . 6 और उसके कार्यकर्तामों ने मुरकुरा 
बृष पर मतदाताओं को अपनी पसंद के अनुसार मत देने के स्वतन्त्र 
निर्वाचन अधिकार में छोएडाद करके अनविन प्रभाव का भ्रष्ट 
प्राचरण किया है । " 
( ठाकुर मनेण्यर नाथ सिंह बनाम ध्याम नेशन मिन मोर मन्य-- - 
05 एल पार पृष्ठ 223, पृष्ठ 233 पर ) 


परन्तु यह कालावधि जिसके लिये कोई व्यक्ति इस उपधारा के 
अधीम. निरहित किया जा सकेगा, किसी भी दशा में उम तारख 
में छह घर्ष मे अधिक नहीं होगी शिमकी धाग १ ) के अधीन 
उसके संबंध में किया गया प्रादेश प्रभायणील भोता है । 


छह वर्ष की प्रयधि जिसका उल्लेद उपधारा के परन्नुक में किया गया है , 
अक्बर , 1990 को समाप्त होगी । इसमें गाव. बिहार विधान सभा 
की ओर से प्रसाधारण विलंब किया गया है । मामले के दम पहल की 
पुष संग मे छानबीन की जानी चाहिए और भविष्य में इस प्रकार की 
स्थिति की पुनरावृत्ति न हो , इसके लि म १३२ क के अधीन प्राधि 
मारियों द्वारा लबिन मामलों के बार में पति सचिवालय या 
निर्वाचन पायोग को कालिन्य विवरणी भेजने को प्रणाली प्रारंभ करने 
और उसके बारे में अनुम्मारक गोगने के मार मे निचार किया जा सकता 


[ TTTT ३( ii ) ] 

भारत का राजपा : असाधार 
. --- - -- - -- - - - - - - - - - - -- - -- - - - - -- - -- -- - - - - - - - - -- - - -- - -- - - - --- - - - -- - - - - - - - - -- - - - -- - - - - -- - - = = = = 
3 . 1 आयोग के पाम वर्तमान निर्देश प्राप्त होने के कुछ दिन के 

अधिरोपित नहीं की गयी । इस संबंध में श्री सिंह ने 1951 के अधिनियम 
भीतर ह प्रायोग ने 1- 1-1990 को श्री गम शरण यादव को व्यमिगत 

की धारा ४क की उपश्चाग ( i) के उपबंधों में प्रति निर्देश किया जिमम 
मप से या सम्यम्, मप में प्राधिकृत काउंसेल के माध्यम से उपस्थित होने 

यह परिकल्पित है कि भ्रष्ट प्राचरण दोषी प्रत्येक लाझि का यथास्थिति 
के लिए सूचना जारी की क्योंकि प्रामांग सतत सिद्धांत और प्रथा कप 

जुच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के आदेण ले प्रभावी 
म नैसगिक न्याय के नियमों के पालन के लिए 1951 के अधिनियम की 

होने के पश्चात् यथासषयशीन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा । 
धारा क के अधीन निर्देना मामलों में प्रभावित ध्यमि की व्यक्तिगत 

उन्होंने यह निवेदन किया कि राष्ट्रपति के ममक्ष श्री यादव के मामले को 
मुनवाई के लिए अवसर प्रदान करता है । 

प्रस्तुत करने में हुमा अनुचित बिलब, श्री यादव के विरुद्ध निरर्हता प्रधि 
3. 2 श्री यादव आयोग के समक्ष 17- 4-1990 को उपस्थित हुए रोपित नहीं करने के लिए पर्याप्त प्राधार है, जो मदेव इम भवभाविक 
प्रा दो माम तक सुनवाई स्थगित करने की प्रार्थना की । उन्होंने निवे वन विषवाम पर कार्य कर थे कि यह निरहित नहीं थे और उन्होंन, 1985 
किया कि उन्हें प्रायोग की सूचना केमल एक दिन पहले अर्थात् 16- 4- 1990 

और विशेष रूप में 1947 में मिर्वाचन लड़ने में अत्यधिक शक्ति , ममय , 
को प्राप्त हुई और चर काऊंसेल नियुक्ति के लिए धन जुटाने हेतु तथा श्रम और धन का व्यय किया । श्री सिंह ने यह भी निवेदन किया कि 
काउंमेल नियुक्त करने के लिए पर्याप्त समय चाहते थे । उन्हें युक्तियुक्त 

1951 के अधिनियम की धाग बुक (i ) के उपबंधों के अधीन, वह 
समय देने की दृष्टि से मुमबाई एक माम नक स्थगित करक 16- 5- 1990 अधिकतम अवधि जिसके लिए निरहंता अधिरोपित की जा सकती है, किसी 
के लिए रखी गई । 

व्यक्ति को भ्रष्ट आचरण का दोषी ठहराने के न्यायालय के प्रादेमा की 

तारीख से छह वर्ष थी और यह फि यदि माममा राष्ट्रपति के समक्ष 
3 . 3 श्री यादव ने 15- 5- 1990 को लिखित नियम प्रस्तुस किया 

समय से प्रस्तुत किया गया होता और उनके द्वारा विनिश्चित कर दिया 
पार 16- 5- 1990 को प्रायोग के समन उपस्थित हुए और इस आधार पर 

गया होता तो श्री यादव पर निरंता की अवधि , यदि कोई होती , अभी 
कि जिम काउंसेल फो बह नियुक्त करना चाहते है, यह किसी महत्वपूर्ण 

तक अवश्य समाप्त हो गयी होती । उन्होंने इस निवेदन को पुनः वोहराया 
मामले में पटना उच्च न्यायालय में व्यस्त है , सुनवाई पुनः स्थगित करके 

कि उच्चतम न्यायालय ने इतना नरम रख अपनाया कि उसने श्री यादव 
26 -5-1910 को को जाने की प्रार्थना की । आयोग ने पुन: उनकी प्रार्थना 

के विमा खर्चा अधिनिीत नहीं किया, अतः प्रायोग को भी इस मामले में 
स्वीकार कर ली पोर मुनवाई 26- 5- 1990 के लिए स्थगित कर दी । 

नरम रुख अपनाना चाहिए । 
3 . 4 श्री यादव 25- 5-1990 को प्रायोग के समक्ष पुन : प्रस्तुस तप । 
उनका प्रतिनिधित्व श्री कृष्ण प्रसाद सिंह, ज्येष्ठ अधिवक्ता ने किया और 

5 . 2 अंत में श्री मिह ने उच्चतम न्यायालय की सारीख 30- 10-6-1 
उनके सहायक के मप में श्री उदित नागबण मिह पौर श्री अरविद उज्ज्वल 

की उिक्री के प्रति निर्वेश करते हुए यह उल्लेम्भ किया कि शिकी से ऐसा 

प्रतीत हुमा कि उच्चतम न्यायालय ने ता . 8-5- 1983 में न्यायालय के 
मिह अधिवक्ता थे । 

आवेश को रोक दिया । यद्यपि कि उन्होंने यह स्वीकार किया कि उनके 
.! तारीख 15- 5-19:30 वां फाइल झिए गए लिखित निवेदन में पास यह दशित करने के लिए कोई वस्तावेज नहीं था गि उपना 
श्री राम शरण यादव ने कहा है कि वर्ष 1980 में पटना उच्च न्यायालय न्यायालय द्वारा पहले अंतरिम आदेश पारित किया गा था पा 
का निर्णय के पश्चात उन्होंने 11 गोह विधान मभा निर्वाचन क्षेत्र से उनकी यह दलील थी कि यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा 5- 5- 1961 को 
नान निर्वाचन ग पोर उम्ह दो बार अर्थात् 198 ) सौर 1990 में निर्वाचित रोक मावेश मेजर किया गया था तो उच्च न्यायालय का प्रायेण न 
घोषित किया गया । उन्होंने यह भी प्रतिवाद किया है कि उच्चतम वर्ष से भी अधिक समय के लिए प्रयुत रहा और यदि उस अवधि को भी 
न्यायालय ने , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 99 के अधीन मंणम किया जाए तो छ वर्ष की वह अधिकतम अवधि जिसके लिए 

सा कोई प्रादेश पारित नहीं किया है जिसके माधार पर उन्हें उक्त निरर्शना अधिरोपित की जा सकती थी , पहले ही समाप्त हो गयी । 
अधिनियम की धारा या के प्रधान मिरहित किया जा मकं । उन्मान 

6. 1 मन तारीख 25- 5- 1990 को हुई सुनवाई में श्री रामशरण 
यह भी कथन किया है कि उन्हे , चित्रक्षित महमति पद के अधीन तकनीकी 

यादव के नियि । निधवन और उनका ओर से श्रा के पी सिंह ज्येष्ठ 
अाधार पर भ्रष्ट अाधरण का दोषी पाया गया और उनको अपील को 
खारिज करते हुए उच्चनम न्यायालय ने नरम रुख अपनाया क्योंकि उनके 

अधिवक्ता के नियं धनों पर सावधानीपूर्वक विमार कर लिया है । 
विरुद्ध ख के मारे में अधिनिर्णय नहीं किया । श्री यापन में यह भी 

___ G . 2 सबसे पहले में तकनीकी प्रकृति के दो प्रश्नों को निपटाना 
कहा कि नागरत्र 10- 6- 1997: की साए निर्वाचन के पश्चात् तेरह वर्ष माहंगा । इनमें से एक श्री यादय के लिखित निवदन में पोर दारा 
बीत नुक है बार लोक प्रतिनिधिस्य अधिनियम , 1931 की धारा 8क के 

के . पी . मिह ज्येष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाया गया है । 
अधीन छह वर्ष की निरर्हता की अधिकतम अवधि भी अक्तूबर, 1990 में 
समाप्त हो जाएगी । सदनुसार उन्होंने प्रायोग में कार्यवाही को रोक 

G . 3 श्री यादव ने अपने लिखित निवेदन में यह दलील पेश की 
देने के लिए अनुरोध किया है । 

कि उच्चतम न्यायालय में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 99 

के अधीन कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया था जिसके आधार पर 
। नारीद्र 25- 5-1990 कोई सुनवाई में श्री के . पी . मिह, 

उन्हें 1951 के अधिनियम की धारा क के अधीन निहित किया जा 
ज्येष्ठ अधिवक्ता ने श्री यादब द्वारा प्रस्तुत लिखित निवेदन की अनुपूर्ति की 

सके । इस प्रश्न को उनके काउंसेल श्री के . पी . मिह ज्येष्ठ अधिवक्ता 
पीर कुछ अतिरिक निवेदन भी किए वर्ष 1980, 1985 और 1990 में 

में 26- 5- 1990 की सुनवाई में सही ठंग से प्रस्तुत नहीं किया । पटना उच्च 
उसी गोह निर्वाचनक्षत्र में श्री रामशरण यादव पारा निवांधन सरे जान 

न्यायालय ने श्री यादव को भ्रष्ट प्रावण का दोषी पाया और 1951 
को बाबत थी के पी . सिह ज्येष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि जब 

के अधिनियम की धारा 19 के अधीन उस प्रभाव आदेण पारित किया । 
श्री यादव ने 1985 में निर्वाचन लड़ा था नब उनके नामनिर्देशन की 

पटना उच्च न्यायालय के इस आदेश पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा 
मावत इस प्राधार पर प्रापत्ति की गयी थी कि वह निहित हो गए थे 

दिया मार उक्त रोक प्रावण की तारीख 30- 101984 के उच्चतम 
योषिः उस समय तक उच्चतम न्यायालय ने उनकी अपील को खारिज 

न्यायालय के मादेश द्वारा हटा दिया गया और तब 1951 के अधिनियम 
कर दिया था और उक्त प्रापसि को रिटमिंग आफिसर ने नामंजूर कर 

की धारा 99 के अधीन पटना उच्च न्यायालय द्वारा किया गया आदेश 
विया और यह कि उसके बाद श्री यावध की निरहंता की बायत किसी 

प्रभावी हुआ । 
व्यक्ति द्वारा प्रमन नहीं उठाया गया । उन्होंने निवेदन किया कि उमको 
ध्यान में रखस हुए श्री यादव इस सद्भाषिक विश्वास पर कार्य कर रहे थे 

6 . 3 श्री के . पी . सिंह ज्यष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाया गया तकनीकी 
किता. 11- 4-1980 के उज्य म्यामालय के प्राण या ता . 30-10-1984 प्रश्न उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के रोक और 
* उच्चन यागालय . गादेगार पर न मिरहना उन पर निर्मला की अबधि र समान म मधिन । भावागमा 
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के अनुसार उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय के आदेश को , नारय में उनका भाग लेना उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील के अंतिम परिणाम 
25- 4-1980 को किए गए अपने अंतरिम आदेश जारा रोक जिया हो के अध्यधीन होगा । उन्होंने 1980 का निर्वाचन अपन मिर पर निरहना 
सथापि यदि तारीख 6- 5- 19:13 बो म्यायालय धारा पहली बार रोग जैमी लटकती हुई तलवार के नीचे लहा या क्योंकि उच्चतम न्यायालय 
मावेश मंजूर किया जाता तो भी उगसे स्थिति में कोई स्विकप में ने अपने तारीग्य 5- 1- 1 .) ६ ) , एकपक्षीय र प्रादेश में यह स्थिति 
फर्म नहीं पड़ता क्योंकि 1951 के अधिनियम की धारा रा । । स्पष्ट कर दी थी । जब थे में निर्वाचन ल है , नथ उच्चतम न्याया 
अन्य बातों के साथ -साथ यह स्पष्ट रूप से कांपत है कि जब नाम लय के अंतिम आदश के आधार पर प्रापत्ति उठाई गई थी और चांद 
न्यायालय द्वारा किसो उच्च न्यायालय के प्रदेश की स्थागत गाया जाता है रिटर्निंग आफिमर द्वारा वार आपत्ति नामंजर की गई थी , तो उसका एक 
तो उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में यह सममा आएगा कि वह कर मात्र कारण उस समय श्री यादव के विरुव किसीनिता मादेश का 
भी प्रभावी नहीं हुआ । अतः हालांकि तारीख 10- 1-1980 के उच्च न होना था इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्री यादव ने पटना 
न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय ने तारीख 6- 5-1953 का न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अपना मामला पाव वर्ष से अधिक 
रोक लगा दिया , उच्च न्यायालय के प्रादेश के बारे में यह समझा जाएगा तक लड़ा और इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए आदेश 
मह कभी भी प्रभावी नहीं हुमा और सारीख 10- 4- 1980 का उच्च को ध्यान में रखते हुए यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि श्री 
न्यायालय का मावेश, तारीख 30-10- 1984 से प्रभावी हुआ मममा यादव इस पूरी सुसंगत अवधि के दौरान कभी भी निरहित होने की 
जाएगा जम उच्च न्यायालय ने अपील खारिम कर दी और उच्च न्यायालय संभावना से अवगत न रहे हों । प्रसः इस निष्कर्ष पर पहुंचना अनुचित 
के मादेश की पुष्टि कर दिया और रोक को हटा दिया । उपरोक्त को नहीं कि उन्होंने जोखिम रखते हुए 1980 का निर्वाचन लगा और वैसी 
ध्यान में रखते हुए 1951 के अधिनियम की धारा 4 ( 1 ) में विनिर्दिष्ट ही जोखिम रखते हुए 1955 और 1990 के निर्वाचन पहे । 1985 
छह वर्ष की अषधि, इस मामले में नारीस्त्र 30-10- 1984 में मंगगिन और 1990 के निवांधन यदि ये लई सके तो उसका एकमात्र मारण 
की जाएगी । 

मनिष बिहार विधान मंडल की ओर से राष्ट्रपति को विलंब मे मामला 

प्रस्तुत करना था । श्री यादव इस विलंब का लाभ नहीं उठा सकते और 
7 . 1. जहां तक श्री यादव के लिखित निवेदन का संबंध है जिसमें 

इसके अतिरिमत थे इस विलंब को अपने फायदे के लिए परिवर्तित करने 
उन्हें "विषक्षित सम्मति " पद के अधीन नकनीकी आधार पर घाट 

का प्रयास कर चुकी है । 
भाचरण का दोषी पाया गया था , उसके बारे में उच्चतम न्यायालय में 
इस निष्कर्ष के प्रति निर्देश पर्याप्त है कि यह ऐमा मामला नहीं है जहा 

8. अब भायोग को उसका राय के लिए निटि प्रश्नों को बिधार 
दो मत संभव हों , जिससे कि श्री यादय को संवेट का लाभ दिया जा में लिया जाए । पटना उच्च न्यायालय ने श्री राम गण यादव को 1951 
सके । 

के अधिनियम की धारा 123 ( 2 ) के अर्थ के अन्दर अनुचित प्रभाव 

के भ्रष्ट आचरण का मोषी पाया । अष्ट पाकरण अथ पर बलात्का " 
7 . 2. श्री यावर का नियवन , जिसे कि श्री के . पी . सिंह, ज्येष्ट 

करना है जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि उच्चतम न्यायालय , उसन 
अधिवक्ता ने दोहराया है, अर्थात् उच्चतम न्यायालय ने श्री यादव पर 

न्यायालय के निष्कर्षों से सहमत ही नहीं है बल्कि उमर यह भी मप्रेक्षण 
कोई खर्चा अधिनिर्णीत न करके नरम रुख अपनाया है , उस पर अब 

किया है कि यह मामला प्रेमा नहीं है जिसमें दो मत संभव हों , जिसम 
विचार किया जा सकता है । उच्चतम न्यायालय ने अगने निर्णय में अपील 

नि श्री राम गरण यावर को भवन का लाभ दिया जा सके । म्यायालय 
को खारिज करने के कोई कारण, वर्ष के बारे में प्रादेश किए बिना , 

भ्रष्ट पाचरण के प्रारोप के संबंध में मत के ठीक -ठोक मानकों को ही 
नहीं बताए हैं । तथापि, उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के 

ग्रहण करते है पीर प्रारोग को कानों के पर सिद्ध किए जाने पर बा देत 
निर्णय को स्पष्टतया और प्रसंदिग्ध रूप से मामा है । इसके अतिरिक्त , 

है । श्री यादव के विरुब खूप पर बलात् करने का सिद्ध प्रारोप एक बहुत 
निर्णय के प्रारभिक भाग में , उच्चतम न्यायालय ने स्वयं यह सम्प्रेक्षण किया 

ही गंभीर आरोप है । बूथ पर बलान् कमा पारने वाले का उद्देश्य निर्वाचन 
है कि " यदि भ्रष्ट आचरण का आरोप सिश हो जाता है, तो उसके लिए 

प्रक्रिया को ठप कर देना और समाप्त कर देना होता है । बम पर बलात् 
निरहेता सबसे बड़ी शास्ति है । " इस सम्प्रेक्षण में यह प्रतीत होता है कि 

कम्मा एक घृणित अपराध है । मय पर बलात् मजा करने वाला निकृष्ट 
उच्चतम न्यायालय ने क्यों श्री यादव के निरुस कोई वर्षा अधिनिर्णीत 

कोटि का चोर है । वह दया का पात्र नही मार उसे विधि अर्थात 
महीं किया । किसी भी दशा में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थान खर्चा 

1951 के अधिनियम की धारा 8 ( 1 ) के अधीन उपबंधित अधिकतम 
अधिनिर्णीत न करना श्री यावष के पक्ष में परिस्थिति को कम होना 

दंड मिलना चाहिए । अत: मेरी राय में श्री राम शरण यादव को 30- 10 
कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है । 

1981 से ( उम्चतम न्यायालय के आदेश की तारीख ) पूरे छह वर्ष की 
7 . 3 अन्स में, में सचिष , बिहार विधाम मंडल द्वारा भारत के राष्ट्र अवधि के लिए निरहित किया जाना चाहिए । कोई अन्य कार्रवाई, धारा 
पति को मामला पौर उमसे संलग्न अन्य निवेदन प्रस्तुत करने में हुए, १क के उपबन्धों के मूल उद्देश्य को हो परास्त कर नेगी और उस धारा 
अत्यधिक विलंग के बारे में कहना चाहूंगा । यह सही है कि मनिष की के उपबन्धों को निरर्थक बना देगी । तवनुसार में राष्ट्रपति महोदय को 
पौर से श्री यादव का मामला राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने में अधिक अपनी राय प्रस्तुत करता हूं कि श्री राम पारग यादव को 30- 10- 1984 
विलंब हा है । 1951 के अधिनियम की धारा -क ( 1 ) के अनसार में पूरे छह वर्ष की अवधि के लिए निहित किया जाए । 
निस्संदेह रूप से सघिय से अपेक्षित है कि वह मामले का अपिला प्रस्तुन 
करें । किन्तु सनिष की ओर से इस माध्यता का अर्थ यह नही लगाया जा 

७. निष्कर्ष के रूप में, यह कहना चाहता है कि ऐसी असाधारण 
सकता कि यह ऐसी समय सीमा का उपबंध करती है णिपके भीतर मामले 

परिस्थिति में जो इरा मामले में उत्पन्न हुई है, अर्थात् बूथ पर बलास् 
प्रस्तुत किए जाने चाहिए । इसके अतिरिक्त श्री यादव ने प्रणाधिक म 

कब्जा करने वाला व्यक्ति लगतार तीन सावारण निर्वाचन लड़न में समर्थ 
नरी की और से हुई इस पूक का पूरा लाभ उठाया है । यदि यह मामला 

रहा, उत्पन्न नहीं हुई होती यदि वर्ष 1975 में विधि को उवार न बनाया 
समय पर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया होता ना , श्री यादव 

गया होता । वर्ष 1975 में विधि को उवार बनाए जाने में पूर्व, कोई 
1984 के अन्त तक या 1985 के प्रारभिक भाग में ही मयत. मिगहन व्यक्ति की अष्ट ग्रायरण का दाणी पाया गया है 1951 के अधिनियम 
हो गए होते । यदि उक्त धारा 8 ( 1 ) में कथित पूरे छह वर्ष की निर की धारा 99 के अधीन प्रदेश का नारीख से जिसको प्रादंग प्रभावी 
इंता अवधि उन पर अधिरोपित की गई होती तो वे न तो 1985 में और हुमा हो , छह वर्ष की अवधि के लिए अपने पाप हो निरीहत हो जाता । 
नही 1990 में निर्वाचन लड़ने योग्य रहत । यहाँ तक कि न उन्होंने सथापि , वह ऐसी निरर्हता के हटाए जाने या रंसी निरहेसा की अवधि 
1980. ग एकपक्षीय २१ आदेशप्रापरवा मी ! 10 . को कम किए जाने के लिए निर्वाचन आयोग : गास जा सकता था । 
मिचिन लगे तो भा २ म था 

" गागराम 
म पूगंलय। अपगतक , 17 -1 

से 14 , 

। ध्यान 
मन्त्रि बात 

मान 
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इस प्रश्न के लिए बहुत कम गुजाइश रह जाती है कि यदि किसी एरो to be reckoned froin 30th October , 1984 i.e . Jic date 
व्यक्ति को जिमे किसी भ्रष्ट प्राचरण का दोषी पाया गया है, निरक्षित of the judgment of the Supreme Court; 
म किया जाए । यदि कोई कम करने वाली परिस्थतियाँ है तो उन्हें मिरहता 

Now , therefore, I, R , VENKATARAMAN , Presi 
हटाने या निरर्हता की अवधि को कम करने के लिए उपयोग में लाया 

dent of India , in exercise of the powers conferred on 
जा सकता है । प्रक्ष वष 1975 के संभोधनों के पूर्व जो स्थिति विद्यमान 

ne under sub - section ( 3 ) of section SA of the said 
धी से वापस लाने के प्रशन पर गंभीरतापूर्वक विचार को प्रावश्यकता Act do liereby decide that the returned candidato 

should be disqualified for a period of six years froni 

30th October, 1984 , 
५ . पंकट सूर्य परिशास्त्री, भारत के मुख्य निर्वाचन मायु te 

Rashtrapati Bhawari , 

New Delhi, 
at farat, 

the 3rd July , 1990 . 
12 , 1090 

PRESIDENT OF INDIA . 
191. . 7127 ) / 90- 19 .- Il ] 

ANNEXURE 
. . , fara 

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF 

INDIA 
MINISTRY OF LAW & JUSTICE 

In re : Disqualification of Shri Ram Sharan Yadav 

elected to the Bibar Legislative Assembly 
(Legislative Departmeni ) 

at the General Election held in 1977 . 
NOTIFICATION 

OPINION 
New Delhi, the 9th July, 1994 

1. 1 This is a reference from the President of India 
S . O . 547 ( E ) . - The following Order made by the 

under section 8A of the Representation of the People 
l resident is publistied for general information : 

Act , 1951 (hereinafter referred to as the 1951 - Act ). 

It was made on 27- 3 - 1990 in pursuance of a report 
ORDER 

dated 19 -3 - 1990 under the said section by the Secre 
Whereas the election of Shri Ram Sharan Yadav 

tary , Bihar Ligislative Assembly [specified authority 
(hereinafter referred to as the " returned candidate " ) , 

under that section ) and it is for seeking the opinion 
a returned candidate from 241-Goh Assembly Con 

of the Election Commission on the question whether 
stituency in the State of Bihar at the General Election 

Shri Ram Sharau Yadav elected to the Bihar Legis 
to the Legislative Assembly of Bihar held in June, 

lative Assembly at the General Election held in 1977, 
1977 was set aside by the Patna High Court on 10th 

should be disqualificd and , if so , for what period . 
April, 1980 on the ground of commission by the re 

1. 2 Shri Ram Sharan Yadav s election to the Bihar 
turned candidate of the corrupt practice specified in 

Legislative Assembly from 241-Go Assembly Con 
clause ( 2 ) of section 123 of the Representation of the 

stituency at the Ganeral Election held in June, 1977 
People Act, 1951 (hereinafter referred to as " the 

was set aside by the Patna High Court by its Order, 
said Act" ) ; 

dated 10 - 4 - 1980 on the ground that he committed 
And whereas an appeal was filed by the returned 

corrupt practice under section 123 ( 2 ) ſundue in 
candidate before the Supreme Court and that Court 

fluence ] at 79 - Bhurkunda booth . 
stayed the operation of the High Court s Order on 

2 .1 The following extract from the Judgment of 
25th April , 1980 ; 

the Patra High Court brings out clearly the details of 

the said corrupt practice committed by Shri Ram 
And whereas the Supreme Court subsequently dis 

Sharan Yadav . 
missed the appeal and also vacated the stay order on 
30th October , 1984; 

" Thus I have examined and discussed above the 

oral and documentary evidence adduced 

by the parties with regard to 79 - Bhurkunda 
And whereas the case of the returned candidate 

booth , from which it is clear that there is 
was submitted by the Secretary , Bihar Legislative 

abundance of reliable evidence on the re 
Assembly to the President on 19th March . 1990 il 

cord to prove the petitioner s case that on 
terns of sub -section ( 1 ) of section 8A of the Repre 

the date of poll , ar about 11 . 30 am . Res 
sentation of the People Act, 1951: 

pondent No. 6 Ram Sharan Yadav had 

arrived at Bhurkunda Booth in his jeep and 
And whereas the President has sought the opinion 

had enquired about the trend of the poll 
of the Election Commission in pursuance of sub 

from his man , Ram Prasad Yaday of vil 
gection ( 3 ) of section 8A of the said Act op the ques 

lage Thrahimpur, who told him that the 
tion whether the returned candidate should be dis 

poll at the booth was poor in his favour and 
qualified under sub -section ( 1 ) of that section and. 

thereupon Respondent No. 6 , Ram Sharan 
if so , for what period ; 

Yadav, ordered his men and supporters , 
Aud wlureas the Election Communion hos given 

who were standing at the polling hooth , to 
is opinion vida Acūzture ) iliar phi 

capture the land boy scating pay the voters 
Flinci d ,m i 

997 1 : tu 
jate shoulú be disqualified for a period of six years 

Tillor the looth and the 
petitioner, and , after giving the said order , 


Bowling at them and am shanu 
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he lcit booth and thereafter his workers and 

afici such order takes ctfect, by such au 
supporters surrounded the booth and scared 

thority as the Central Goverlivit liluj 
away the voters and prevented liom from 

Specify in this bcitaif , to tile President for 
cxercising their right ut franchise and also 

determination of the question us Lo Wile 
surrounded lie petitioner and held him up 

ther such person shiau be disqualinicd and 
tere , and the same is nowniere sbukeni uy 

ut so , for what period : 
the meagre and unbelievable evidence ad 
duced on behalf of Respondent No . 6 in 

Provided that the period for which any person 
this regard . Therefore , it is held that res 

may be disqualiud under this sub -sectioli 
pondent No. O and his workers, with his 

shall in no use cxced six years om nie 
consent, did commit the corrupt practice 

date on which the vider mag urciation 
of undue influence at Birurkunda bocth by 

to him under section 99 takes ellect." . 
interfering with the fruc exerciso oi tho 

The period of six youts, I QITCU 10 i inne p1650 
electoral rights of the voters to cast their 

to the sub section will be expirmig in UcLUUSI , JY9U . 
votes accoruing to thical choice." . ( Thukur 

There has thus beca an inordinate delay on the part 
Muneshwar Nabi Singh V . Shyani Nandan 

of Secretary of the Binar Legislative Assenrbly . 1119 
Misra and others - - 03 ELR p . 223, il 

aspect of the matter may be inquired into separutely 
page 233 ). 

and appropriate remediul measures by way of into 
2 .2 On appeal by Shri Ram Sharan Yadav , the ducing a system oi peiluuicul juvillosion ut returns 
Supreme Court granted by its Order , dated 25 -4 - 1980 , as to pending cases by authorities under the suid 
ex -parle stay , b ung solch , iu tho 1000wing 

section 8A to the President s Secretariat or to the 
terms : 

Election Commission and reminders with respect 

thereto , can be considered for preventing, the recur 
" In view of the impxnding assembly elections rence of a similar situation in future . 

in the State of Bihar and on the facts anu 
circumstances of this case we stay the ope 

3. 1 Within a few days after the receipt olth 
ration of the High Court s Order but the 

present reference by the Commission , the commis 
petitioner s [i. e. Shri Ram Sharan Yavay s 

sion issued a notice on 4 - 4 - 1990 to Shri Ram Sharan 
participation in the next election will be 

Yadav to appear before it personally or through a 
subject to the final result of this appeal. 

duly authorised counsel on 17 -4 - 1990 , us the Com 

mission , as a matter of consistent policy and prac 
This stay order was contirmed by the Supreme lice, affords, for compliance with the rules of natural 
Court on 0 - 5 - 1983, pending tinal disposal of the justice, an opportunity of personal hearing to the 
appeal. Un 30 - 10 - 1984 , the Supreme Court dis person affected in reference cases under section A 
missed the appeal and also vacated the stay order. of the 1951- Act. 
The Supreme Court observed : 

3. 2 Shri Yadav appeared belore the Commissiou 
" After a careful perusal and discussion of the on 17 - 4 - 1990 and prayed for adjourunent of the 

evidence , we entirely agree with the con hearing by two months. He submitteal that he 12 
clusions arrived at by the High Court wud 

ceived the Commissio :7 s gotics only on ure previous 
hold that there is no reason to interferc 

day , i.e . 16 - 4 - 1991), and that he wauted suficient time 
with the judgment of the High Court so as 

for raising funds for engagement of a counsel and for 
to take a different view . In our opinion , 

engaging a counsel. In order to give him a la 011 
it is not a case where two views were po 

able opportunity , the hearing was alioune hy one 
ssible so that the appellant (Shri Ram niouth to 16 - 5 - 1990 . 
Sharan Yadav ] could be given benefit of 

3 . 3 Shri Yadav filed written subminion on 
doubt." 

15 - 5 - 1990 and on 16 -5 - 1990 , he appeared hetore the 
(Ram Sharan Yadav V . Thakur Muneshwar 

Commission and again payed for adjournment of the 
Nath Singh and others - - AIR 1985 SC , p . 

heading to 6 - 5 - 1990 on the ground that the counsel 
24 at p . 28 ). 

he proposed to engage was busy in some important 

matters before the Patna Higli Court. The Com 
2 . ) As 1 result of the dismissal of appeal of Shri 

mission again accepted his prayer and adjourucd the 
Ram Sharan Yadav and vacation of stay orders as 

hearing to 26 - 5 - 1990 . 
aforesaid on 30 - 10 - 1984 by the Supreme Court, the 

3 . 4 Shri Yaulay again appeared before the Commis 
Order of the Patna High Court finding Shri Ram 

sion on 26 - 5 - 1990 . He was represented by Shri 
Sharan Yaday guilty of corrupt practice took elfect 

Krishan Prasad Singh , Senior Advocate . who was 
on that date According to section 8A of the Rep assisted by Shri Udit Narain Singh and Shri Arvind 
resentation of the People Act, 1951, the case of Shri 

Ujjawal, Advocates, 
Ram Sharan Yadav ought to have been submitted 
by the Secrelary to the Bihar Legislative Assembly 4 . In the writtı !) submissions filed on 15 - 5 - 1990 , 
being the spocitied authority under that section was Shri Ram Shari! Yadav has stated that after the 
soon as may be" after the said date . Sub - section Judgment of the Patna High Court in the year 1980, 
( 1) of the said section 8A reads thus : 

he fought ihr e elections fron : the same 241-Goh 

Assembly constituency and that he was declareil 
:12 ) Ille Case of vier person found guilty of lected in two with electiu ),, ie. in 1980) and 
corrupt practica boy bu urdu uden suctioj, 1990) . ! Ja! Cum 

te S :1 .11 20171 
99 shall be subrojited , us soon as m4y 16 , dict l , 711 474 Me t on with the Rete 
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sentation of the peoplı Sul, 1951 on the trasis of 
which he could be disqualified under Section 8A of 
the Act. He has also urged til he was found guilty 
of corrupt practice on technical growd uuder the 
term implied 2019ent and it t16 Supreme Court 
took a lenient view white disinissing his appeal 
because the Supreme Court did not award any costs 
against him , Shri Yaday alun pointed out that thirteen 
ycars have elapsed from the clection held on 10 -6 - 977 
and that the maximum period of disqualification of 
six years under section 8A of the Representation of 

the People Act, 195 ] would also be expiring in the 
month of October 1990), He has, accordingly , rcques 
ted that the Commissirin might he pleased to drop the 
proceedings. 


5 . 1 At the heving held on 26 - 5 - 1990 , Shri K . P , 
Singh , Senior Advocate , supplemented some of the 
written submisiots macle by Shri Yadav and also made 
certain additional submission . With regard to the 
contest hy Shri Run Sharari Yadav from the sameGoh 
Assembly constituency in 1980 , 1985 and 1990 , Shri 
K , P , Singh , Sr. Advocate pointed out that when Shri 
Yadav contested the clection in 1985 , 13 objection 
was raised with regard to his nomination in the ground 
that he stood disqualified because by that time the 

Supreme Court had dismissed his appeal and that the 
said objection was over -ruled by the Returning Officer 
and that no question was thereafter raised by any one 
with regard to Shri Yaday s disqualification . He 
tirged that in view thereof, Shri Yaday was under the 
bona fide helef that no disqualification had been in 
posed upon him on the basis of the High Kourt s 
Order , dated 10 -4 - 1980 or the Supreme Ciurt s Order, 
dated 30 - 10 1981 . In this connection , Shri Singh re 
ferred to the provisions of sub -section ( 1 ) of section 
8A of the 1951- Act which envisage the case of every 
person found guilty of il corrupt practice being suh 
mitted to the President as soon as may be" after 
thie order of the High Court or, as the case may be , 
the Supreme Court took effect. He submittted that 
the inordinate delay in the submission of Shri Yaclav s 
case to the President was a sufficient ground for not 
imposing any disqualitication on Shri Yadav who had 
all along been acting under the bona fide belief that 
he was not disqualified and spent a lot of energy , time, 
labour and money in contesting the election in 1985 
and particularly 1990 Shri Singh also sahmittel that 
under the provision of section 8A ( 1 ) of the 1951 
Act, the maximuni period for which the di qualification 
could he imposed was six years from the date on 
which the order of the Court finding a person guilty 
of corrupt practice took effcct and that if the case 
had been submitted to the President in time and de 
cided by him , the period of disqualification impused , 
if any , on Shri Yadav would , in all probability , have 
expired by now . He reiterated the submission that 
the Supreme Court hall taken a lenient view inas 
much as that Court had not rwarded inycosts 
againt Shri Yadav and that therefore , the Commis 
sirn should also tohr Jenient viri in the matter . 

5. 2 Lastly, Shri Singh referred to the decree , dated 
30 - 10 -84, of the Sunreme Court incl mentioned that 
the decree seemed to indicate that the Supreme Court 
stayed the oneration of the High Courts 
Orrr on 1 - 5. 1983 . Wliile conceding that he 
was not in possession of any document to show whe 
ther any interin stay order had been passcd by the 


Supreme Court carlier , he contended that if the sety 
order was granted on 6 -5 - 1983 by the Supremu Court, 
then the High Courts Ordes remained in operation 
for more than three years incl if hit period was 
also taken into account the inarmun period of six 
years for which the risquulitication could be in 
posed was already over. 

6 .1 I have carefully considered the written -ubmis 
sions of Shri Ram Sharan Yadav as also the subnis 
sions made on his behall by Shri N . P . Singh , Senior 
Advocate at the terring held on 26 - 5 - 1990 . 

6 .2 First of all, I may dispose of two points of a 
" technical" nature - - one made in the written submis 
sions by Shri Yaday and the cther made by Shri 
K . P . Singh . Senior Advocate . 

6 .3 In the writtej submmſsions, Slıri Yadav has 
contended that the Supreme Court did not pass any 
order under section 99 of the Representation of the 
People Act, 1951 on the basis of which he could be 
disqualified under section 8A of the 1951 - Act. This 
point was rightly not taken up by his Counsel, Shri 
K . P . Singh , Senior Advocate , at the hearing on 
26 -5 - 1990 The Patna High Court found Shri Yadav 
guilty of corrunt practice and niade an order to that 
effect under section , 99 of the 1951 -Act. This Order 
of the Patna High Court was stayed by the Supreme 
Court and the said stay order wus vacated by the 
Supreme Court by its Oider date 30 - 10 -1984 and 
thereupon Order made by the Patna High Court 
under section 99 of the 1951-Ar took effect. 

6 .3 The " technical" point made by Shri K . T . Singhi. 
Senior Advocate , relates to the stay of the High 
Court s Order hy the Supreme Court and its effect on 
the period of disquališication , According to the records 
of the Commission , the Supreme Court stayed the 
High Court s Order by an ad interim order on 
25 - 4 - 1980 . However, even if the stay had been grant 
ed for the first time by the Court on 6 - 5 . 1983 , that 
would not have altered the position in any material 
respect because section 116B ( 3 ) of the 1951- Act 
clearly states, inter alia , that when the oneration of 
an Order of the High Court is stayed by the Supreme 
Court, the Order of the High Court shall be deemed 
never to have taken effect" . Thus, even if the High 
Court s Order , dated 10 - 4 -1980 was staved by the 
Supreme Court on 6 -5 - 1983 , the High Court s Order 
would he dccmc: rever to have taken effect once it 
was stayed by the Supreme Court and the High Court s 
Order, dated 10 - 4 - 1980 , would be deemed to have 
taken effect only witz effect from 30 - 10 - 1984 when 
the Supreme Court dismissed the appeal and confirmer! 
the High Court s Order and vacated the stay . In view 
of the above , the neriod of six years specified in 
Section 8A ( 1 ) of the 1951- AC ! has to le reckoned 
in the present case from 30 ..119 -1984 . 

7 . 1 As regardi the written cuhmission by Shri 
Yadav that he was found guilty of corrupt practice 
on technical ground under the term implied consent" , 
it is sufficient to refer to the conclusion of the Supreme 
Court that this is not a ( c whicre two views are 
possible so that Shri Yadav could he given the henefit 
of doubt. 

7 . 2. The written suhmission by Shri Yadav , which 
has hecn reiterated hv Shri K . P . Singh , Senior 
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Advocato , nanely , that the Suprome Court took a 
lenient view by not awarding any costs against Shri 
Yadav , may 110w be considered . The Supreme Court 
has not spelt out in its Judgmen the reasons for 
which the Court was pleased to dismiss the appeal 
without any order is in costs . However, the Supreme 
Court has clearly and unahiguously upheld the 
Judgment of the High Court. Further , in the opening 
portion of the Judgment. the Supreme Court itself 
has observed that the charge of corrupt practice " if 
proved , entails it very heavy penalty in the form of 
disqualification ." Tliis observation may give a clue as 
to why the Supreme Court chose not to award any 
costs against Shri Yadav . In any case , the mere 
non - awarding of the costs by the Supreme Court can 
hardly be considered as a mitigating circumstance in 
tavout of Shri Yadav. 

7 . 3 Lastly , I may deal with the submissions relating 
to the inordinate delay in the suhnission of the case 
by the Secretary to the Birar Legislative Assembly 
to the President of India and the other submissions 
connected therewith . It is true that there has been 
inordinate delay on the part of the Secretary in 
submitting the case of Shri Yadav to the President. 
According to section 8A ( 1 ) of the 1951 - Act, the 
Secretary is , no doubt, required to submit the case 
without delay . But this obligation on the part of 
the Secretary cannot be read as providing for a 
period of limitation within which cases should be 
submitted . Further , Shri Yadar has taken full ad 
vantage of this lepec on the part of the administartive 
machinery. If the case had been submitted to the 
President in tinc. in 8 ]l probability , Shri Yadav 
would have been disqualified towards the end of 1984 
or in the early part of 1985 . If that disqualification 
had been imposed upon him for full term of six years 
as envisaged in the said section 8A ( 1 ), he would not 
have been able to contest thic lections cither in 1985 
or in 1990 . Even when he obtained ex parte stay in 
1980 and contested the 1980 - election , he did so with 
the full awareness that his participation in the election 
would he subject to the final result of the appeal 
before the Supreme Court . He contested the 1980 
election with the Damoclean Sword of disqualification 
on his lead as this position was made clear by the 
Suprenic Cruirt in its mastan stay order, dated 
25 - 4 - 1980 . When he conicated 1!y election in 1985 . 
an objection was rained on the basis of the final 
Order of the Supreme Court and if the objection 
was rejected hy the Returning Officer , it was only 
because 10 order of Hicqualification was made against 
Shri Yadav hv that time Having regard to the fact 
that Shri Yadav Toughi his care foafrire the Patna 
High Court one befor• thym Suprema Court over ; 
ncrind of more than five yents and having regard 
to this ordere nacrt by the Corme Court in this 
case , it would be difficult to helieve that Shri Yadav 
was, at any time, throughout the relevant period un 
Awarr nf the ingrihility of his hecoming liable to 
dicaualification 11 is, therefore not unreasonable to 
conclude that it a Hamantested the 1980 - lection 
taking the risks involucit. he cutested the 1985 and 
1990 elections taking the risks involved . If he coult 
contest the 1985 and the 1990 elections, it was only 
hecause of the delay on the natt nof the Secretary , 


Rihar Legislative Assembly in submitting the case to 
the President. Shri Yadav cannot be permitted to 
take advantage of this delay, more so when he tried 
to convert this delay to his own advantage . 

8 . The questiony referred in the Commission for 
iis opinion may now be taken up . The Patna High 
Court found Shri Ram Sharan Yadav guilty of corrupt 
practice of undue intluence within the meaning of 
section 123 ( 2 ) of the 1951-Act. The corrupt practice 
is hy way of " booth -captuTC " . As allcady mentioned , 
the Supreme Court has not only agrecd with the 
conclusions arrived at by the High Court but has 
also observed that this is not a cuse where two views 
were possible so that Shri Ram Sharan Yadav could 
be given benefit of doubt. The Courts adopt very 
strict Standards of proot in relation to a charge of 
corrupt practice and insist upon the charge being 
proved beyond any shadow of doubt. The charge of 
booth -capturing proved against Shri Yadav is a very 
grave charge . A booth -capturer s aim is to under -cut 
and underning the electoral process . Booth -capture 
is a heinous offence. A booth -capturer is a thief of 
tlie worst type . He deserves no lcniency and should 
he visited with the maximum penalty provided under 
the law , viz . section 8All ) of the 1951-Act . There 
fore , I am of the view that Shri Rani Sharan Yadav 
should be disqualified for the full period of six years 
rockoned from 30 - 10 - 1984 (1he date of the Order 
of the Supreme Court ) . Any other course of action 
might defeat the very obicct underlying the provisions 
of section 8A and render the provisions of that section 
nugatory . Accordingly , I licreby tender my opinion 
to the President that Sluri Ram Sharan Yudav be 
disqualified . 

9 . In conclusion . I may mention that the extra 
ordinary situation which has arisen in this case , 
namely , of a booth -capturer being able to contest 
three successive General Elections would not have 
arisen if the law had 1101 bcen liberalised in 1975 . 
Before the liberalisation of the law in 1975 , a person 
found guilty of corrupt practicc hy an order under 
sectica 99 of the 1951- Act became automatically 
disqualified for a period of six years from the date 
on which that onder took effcct. He could , however, 
approach the Election Conimi.ision for removing 
such disqualification or for reducing the period of 
such disqualification . Having regard to the nature 
or corrupt practices provided in the Act, there is 
little scope for any question as to a person found 
guilty of any corrupt practice not being liable to 
disqualification . If there are any mitigating circum 
stances , those could be availed of for removing the 
disqualification or foducing the period of disqualifica 
tion . Hence the question of reverting to the position 
as it mained before the 1975 - amendments deserves 
scrious consideration . 
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New Delhi, the 
12th June, 1990 . 


R . V . S . PERI SASTRI, Chief Election Commissioner 

of India . 
[F . No. 7 ( 27 ) 90 -Leg . IJ ) 
V . S . RAMA DEVI, Secy . 
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